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सं0 वि०स०वि० -13/2013 -3624/वि०स० - "बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक , 2013 ", जो बिहार विधान - सभा 
में दिनांक 02 अप्रील , 2013 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान -सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 


नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 


फूल झा , 


प्रभारी सचिव । 
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बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक , 2013 

[वि०स०वि० - 11 / 2013 ] 
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन के लिए 
उपबंध करना तथा उनके कृत्यों और उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने हेतु 
विधेयक । 
प्रस्तावना।- चूँकि , उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व 
निगमन करना, तथा उनके कृत्यों तथा उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के 
लिए उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए 
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 
संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ । - ( 1 ) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2013 
कहा जा सकेगा। 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 
परिभाषाएँ । - इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) " ए०आई०सी०टी०ई० ” से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ; 
( ख ) बी०बी०ओ०एस०ई० ” से अभिप्रेत है बिहार खुला विद्यालय शिक्षा और परीक्षा बोर्ड ; 
( ग ) “ सी०एस०आई०आर० ” से अभिप्रेत है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली, जो 
भारत सरकार की निधि प्रदाता एजेंसी है । 
( घ ) “ डी०ई०सी० " से अभिप्रेत है इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम , 1985 की 
धारा - 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय , बिहार ; 
( ड ) “ दूरस्थ शिक्षा " से अभिप्रेत है संवाद ( संचार ) के किन्हीं दो या अधिक माध्यमों, यथा प्रसारण , 
टेलीकास्टिंग , सेमिनार , पत्राचार पाठ्यक्रमों, संपर्क कार्यक्रमों तथा ऐसी किसी अन्य पद्धति , के संयोजन 
से दी जानेवाली शिक्षा 
( च ) “ डी०एस०टी० " से अभिप्रेत है भारत सरकार का विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ; 
( छ ) “ कर्मचारी " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय , महाविद्यालयों, संस्थानों या अध्ययन केन्द्रों में 
विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक , पदाधिकारी ( विजिटर को 
छोड़कर ) और अन्य कर्मचारीगण शामिल हैं ; 
( ज ) “ फीस " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से , जिस किसी भी रूप में , संग्रहित ऐसी 
राशि जो कि वापस करने योग्य न हो ; 
( झ ) “ सरकार " से अभिप्रेत है बिहार सरकार ; 
( ञ ) " उच्च शिक्षा " से अभिप्रेत है 10 + 2 स्तर से उपर का ज्ञान देने के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम 
का अध्ययन 
( ट ) " छात्रावास " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालय , संस्थान एवं उनके केन्द्र के छात्र एवं छात्राओं का निवास ; 
( ठ ) “ आई०सी०ए०आर० ” से अभिप्रेत है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1860 के अधीन एक सोसाइटी है; 
( ड ) “ एम०सी०आई० " से अभिप्रेत है मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया , दिल्ली ; 
( ढ ) “ एन०ए०ए०सी० " से अभिप्रेत है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलूर; 
( ण ) “ एन०सी०टी०ई० " से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद , दिल्ली ; 
( त ) " परिसर वाह्य केन्द्र " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो इसके द्वारा मुख्य परिसर से 
बाहर स्थापित हो और जो इसकी अंगीभूत इकाई के रूप में संचालित एवं अनुरक्षित हो तथा जिसमें 


प्राप्त 
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विश्वविद्यालय की अनुपूरक सुविधाएं , संकाय एवं कर्मचारी हों ; 
( थ ) " पी०सी०आई० " से अभिप्रेत है भारतीय औषधीय परिषद , दिल्ली ; 
( द ) "विहित " से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित ; 
( ध ) " विनियमन निकाय " से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षा में अकादमिक स्तर सुनिश्चित करने हेतु मानकों 
एवं शर्तों को विनिर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय , यथा - यू०जी०सी० , 
ए०आई०सी०टी०ई० , एन०सी०टी०ई० , एम०सी०आई० , एन०ए०ए०सी० , आई०सी०ए०आर० , डी०ई०सी० , 
सी०एस०आई०आर० , आदि और इसमें राज्य सरकार भी शामिल है । 
( न ) नियमावली " से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली ; 
( प ) “ अनुसूची " से अभिप्रेत है इस अधिनियम की अनुसूची ; 
( फ ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में " प्रायोजक निकाय " से अभिप्रेत 


( I) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या 
( II ) भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 के अधीन रजिस्ट्रकृत कोई लोक न्यास ; 
( ब ) " परिनियम ", " अध्यादेश " एवं "विनियम " से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया 
क्रमशः कोई परिनियम , अध्यादेश एवं विनियम ; 
( भ ) " विश्वविद्यालय का छात्र " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से संस्थित डिग्री , 
डिप्लोमा या अन्य अकादमिक उपाधि , जिसमें शोध की डिग्री भी शामिल है , के पाठ्यक्रम के अध्ययन 
के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति ; 
( म) " अध्ययन केन्द्र " से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित सलाह , परामर्श या 
कोई अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता 
प्राप्त केन्द्र ; 
( य )" शिक्षक " से अभिप्रेत है प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक , सहायक प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति 
जिससे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने शोध कार्य में 
मार्गदर्शन करने या किसी अन्य रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा हो और जिसे इस अधिनियम 
के अधीन उस रूप में पदाभिहित किया गया हो ; 
( र ) " यू०जी०सी० " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 के अधीन स्थापित 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ; 
( ल ) " निजी विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है धारा - 6 के अधीन स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय । 
विश्वविद्यालय के उद्देश्य । - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे , यथा 
( 1 ) उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शोध , अभिवृद्धि एवं 
ज्ञान का प्रसार का उपबंध करना ; 
( 2 ) बौद्धिक क्षमता का उच्चतर स्तर सृजित करना ; 
( 3 )शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ स्थापित करना; 
( 4 ) अध्यापन एवं शोध कार्य करना तथा सत्त शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करना ; 
( 5 ) शोध और विकास तथा ज्ञान के आदान - प्रदान एवं इसके अनुप्रयोग के लिए केन्द्रों की स्थापना 
करना ; 
( 6 ) बिहार में परिसर ( कैंपस ) स्थापित करना एवं अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर अध्ययन 
केन्द्रों की व्यवस्था करना; 
( 7 ) परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ; 
( 8 ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिग्री , डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट और अन्य 
शैक्षणिक उपाधियाँ संस्थित करना ; 
( 9 ) यह सुनिश्चित करना कि डिग्री , डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का स्तर ए०आई०सी०टी०सी० , 


पापना 
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एन०सी०टी०ई० , यू०जी०सी० , एम०सी०आई० , औषध परिषद तथा शिक्षा के विनियमन के लिए केन्द्र 
सरकार द्वारा स्थापित इसी प्रकार की अन्य एजेन्सी/ एजेंसियों द्वारा विनिर्धारित स्तरों से निम्नतर न हो ; 
( 10 ) अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र खोलना ; 
( 11 ) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन नियामक निकायों की अनुमति तथा नियामक 
निकायों द्वारा बनाए गए किसी विनियमन , नियमावली आदि के अध्यधीन , राज्य के भीतर और बाहर 
परिसर बाह्य केन्द्र स्थापित करना ; 
( 12 ) सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना । 
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण तथा इसका मल्यांकन ।- ( 1 ) निजी क्षेत्र में 
विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन प्रायोजक निकाय द्वारा 
राज्य सरकार को दिया जाएगा और उसके साथ यथा विहित फीस दी जाएगी; 
( 2 ) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी , यथाः 
( क ) प्रायोजक निकाय का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र , संविधान एवं उपविधि के साथ - साथ उसके ब्यौरे ; 
( ख ) प्रायोजक निकाय के पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षित लेखा के साथ उसके वित्तीय संसाधनों के 
बारे में जानकारी 
( ग ) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम , स्थान और मुख्यालय ; 
( घ ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य ; 
( ड ) यदि पहले से ही विद्यमान हो तो भूमि की उपलब्धता, भवनों के ब्यौरे तथा आधारभूत 
संरचनात्मक सुविधाएँ और इस अधिनियम के अधीन यथापेक्षित स्वामित्व में ली जानेवाली या सृजित 
की जानेवाली प्रस्तावित भूमि , भवन और अन्य आधारभूत संरचना के ब्यौरे : 
( च )शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों , यदि कोई हो , सहित प्रायोजक निकाय के अन्तर्गत 
अकादमिक सुविधाओं की उपलब्धता ; 
( छ ) विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ होने के पूर्व तथा प्रथम पाँच वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत 
परिसर विकास, यथा भवनों का निर्माण , ढांचागत सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना का विकास और 
उपकरणों की उपाप्ति आदि, के लिए ली जानेवाली योजनाओं के ब्यौरे ; 
( ज ) सुविधाओं का स्वरूप , प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं शोध ; 
( झ ) प्रायोजक निकाय के समादेशाधीन संबद्ध विषयों में अनुभव और विशेषज्ञता; 
( ञ ) " विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन और शोध कार्यक्रमों का स्वरूप और 
प्रकार तथा विकास के लक्ष्यों और राज्य की नियोजन आवश्यकताओं के प्रति उनकी सुसंगति एवं 
पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों के साथ प्रथम पाँच वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध करना ; 
( ट ) अगले पाँच वर्षों में प्रस्तावित पूँजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय तथा इसका वित्तीय स्त्रोत ; 
( ठ ) संसाधनों को जुटाने के लिए स्कीम और उसके लिए पूँजीगत लागत तथा ऐसे संसाधनों के 
पुनर्भुगतान का तरीका; 
( ड ) निधि जुटाने की स्कीम ; 
( ढ ) “विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए अपनायी जानेवाली प्रस्तावित प्रणाली; 
( ण ) "विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जानेवाली 
प्रस्तावित प्रणाली; 
( त) “ क्या विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए इच्छुक है ? यदि ऐसा है तो प्रारंभ 
किए जाने के लिए प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों का ब्यौरा ; 
( थ ) " क्या विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कुछ कार्यक्रमों को लेने का प्रस्ताव करता 
है ? यदि हाँ , तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जानेवाले विशेष अध्यापन , 
प्रशिक्षण या शोध क्रियाकलापों का स्वरूप ; 
( द) " क्या विश्वविद्यालय का किसानों , महिलाओं एवं उद्योगों के लाभ के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू 
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करने का प्रस्ताव करता है ? यदि हाँ , तो उसका ब्यौरा दिया जा सकेगा ; 
( ध ) " खेल एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येतर क्रिया - कलापों यथा राष्ट्रीय कैडेट कोर , राष्ट्रीय सेवा स्कीम , 
स्काउट एवं गाइड्स आदि, के लिए उपलब्ध या सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित खेल के मैदानों एवं 
अन्य सुविधाओं के ब्यौरे : 
( न ) “ अकादमिक अंकेक्षण के लिए की जानेवाली प्रस्तावित व्यवस्था ; 
( प ) " विनियामक निकायों के मानदंडो को पालन करने की प्रतिबद्धता ; 
( फ ) “ ऐसे अन्य ब्यौरे जो प्रायोजक निकाय देना चाहे; 
( ब ) " यथा विहित अन्य ब्यौरे ; 
( भ ) छात्रों के नामांकन एवं शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में बिहार सरकार की 

आरक्षण नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता ; 
( 3 ) विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिक्षा 
विभाग प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट की जाँच करने के लिए निम्नलिखित को मिलाकर एक समिति 
बनाएगी : 
( i) राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति , 
( ii) एक विशेषज्ञ जो कि किसी विविद्यालय में कम - कम पाँच वर्ष तक आचार्य के पद का अनुभव 
रखते हों , एवं 
( iii ) एक ऐसा वित्त सदस्य जिन्हें लोक वित्त, सांस्थित वित्त , सरकारी लेखा या व्यवसायिक लेखा 
में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो । 
( 4 ) समिति परियोजना रिपोर्ट एवं प्रस्ताव को निम्नलिखित आधारों पर विचार करेगी , यथाः 
( क ) " प्रायोजक निकाय की आर्थिक सुदृढ़ता तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना खड़ा 
करने में उसकी क्षमता; 
( ख ) " प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में उसकी विशेज्ञता एवं अनुभव , उसकी 
सामान्य ख्याति आदि तथा विनियामक निकायों के मानदंडों को पालन करने की उसकी प्रतिबद्धता ; 
( ग ) " उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संभाव्यता, अर्थात् पाठ्यक्रम समसामयिक 
मांगों की अपेक्षाओं के अनसार मानव संसाधनों को विकसित करने में समर्थ हो , पाठयक्रम में नई - नई 
विशेषताएं ( फीचर ) हों और शिक्षा ( लर्निंग ) की उभरती शाखाएं भी सम्मिलित हों ; 
( 5 ) उप - धारा ( 4 ) के अधीन प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय समिति प्रायोजक 
निकाय से ऐसे अन्य विवरण की मांग कर सकेगी जो उसे इस प्रयोजनार्थ यथोचित लगे । 
( 6 ) समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से एक माह के भीतर शिक्षा विभाग को देगीः 
परन्तु , एक माह की अवधि की गणना करने में उपधारा ( 5 ) के अधीन किसी जानकारी की अध्यपेक्षा 
जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा अध्यपेक्षित जानकारी समिति को समर्पित की 
जानेवाली तारीख को समाप्त होने वाली अवधि का अपवर्जन किया जायगा। 
आशय - पत्र जारी करना तथा अनुपालन प्रतिवेदन ( रिपोर्ट )। - ( 1 ) धारा -( 4 ) के अधीन गठित समिति 
का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद , यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय स्थापित 
करना वांछनीय है तो वह आशय पत्र जारी कर सकेगी और प्रायोजक निकाय से कहेगी कि वहः 
(i) इस अधिनियम की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार अक्षयनिधि स्थापित करे; 
( ii ) यदि पहले से उपलब्ध न हो तो नगरपालिका क्षेत्र के बाहर कम से कम 10 एकड़ जमीन या 
नगरपालिका क्षेत्र के भीतर 5 एकड़ भूमि अपने स्वामित्व में ले 
( iii ) यदि पहले से उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक प्रयोजनार्थ तथा अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन 
करने के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गमीटर आच्छादित स्थान का निर्माण करे 
(iv) कम से कम 10 लाख रुपये की या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार जो भी उच्चतर 
हो , पुस्तकों और जर्नल का क्रय करे और यह वचनबद्धता दे कि प्रथम तीन वर्षों के अन्तर्गत न्यूनतम 
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50 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार , जो भी अधिक हो , पुस्तकों , जर्नल , 
कम्प्यूटर, पुस्तकालय , नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर निवेश करेगा ताकि समकालीन शिक्षा एवं 
शोध के लिए पुस्तकालय सुविधायें पर्याप्त हो जाएँ; 
( v) 20 लाख रुपये या नियामक निकायों के मानकों के अनुसार , जो भी अधिक हो , उपकरण , 
कम्प्यूटर , फर्नीचर एवं अन्य चल एवं अचल आस्तियों तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं ( ऊपर 
खंड ( iii ) में निर्दिष्ट भवनों से भिन्न ) का क्रय करे , न्यूनतम एक करोड़ रुपये के या नियामक 
निकायों के मानकों के अनुसार , जो भी अधिक हो , उपकरण, कम्प्यूटर , फर्नीचर , अन्य चल एवं अचल 
आस्तियाँ और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं ( ऊपर खंड (iii ) में निर्दिष्ट से भिन्न ) उपाप्त कर 
लेगा; 
(vi) यह वचनबद्धता करे कि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जाने वाले हरेक विभाग या विषय में 
आवश्यक सहायक कर्मचारियों के साथ - साथ कम - से - कम एक प्राध्यापक , दो सह - प्राध्यापक और 
पर्याप्त संख्या में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति करेगा ; 
( vii ) यह वचनबद्धता करे कि नियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लाभार्थ पाठ्यक्रम से 
सहबद्ध क्रियाकलापों , यथा - सेमिनार , वाद - विवाद , क्विज कार्यक्रम तथा पाठ्येतर क्रिया- कलापों , 

- खेल , क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा कोर, राष्ट्रीय सेवा स्कीम , स्काउट एवं गाइड्स आदि की सुविधाएँ 
प्रदान करेगा ; 
(viii) यह वचनबद्धता करे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करेगा 

और कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाएगा ; और 
(ix ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या संघ सरकार या राज्य 
सरकार की किसी विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा यथाविहित शर्तों की पूर्ति 
करेगा तथा यथाविहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा । 
( 2 ) प्रायोजक निकाय उप - धारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करेगा तथा आशय - पत्र 
जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम दो वर्षों के भीतर राज्य सरकार को अनुपालन प्रतिवेदन देगा । 
( 3 ) यदि प्रायोजक निकाय उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहा हो तो 
धारा - 4 के अधीन प्रस्तुत किया गया उसका प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा और उप - धारा ( 1 ) के 
अधीन उसे जारी किया गया आशय - पत्र वापस लिया गया माना जायगा । 
विश्वविद्यालय की स्थापना। - धारा - 5 की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के 
विचारोपरान्त यदि सरकार का समाधान हो जाय कि प्रायोजक निकाय ने धारा - 5 की उप - धारा ( 1 ) के 
प्रावधानों का अनुपालन किया है तो राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर एक निजी 
विश्वविद्यालय को यथा नाम , स्थान , क्षेत्राधिकार, जो अनुसूची में वर्णित हो , से कार्य करने की अनुमति 
प्रदान करेगी । 
विश्वविद्यालय का निगमन। - धारा - 6 के अधीन स्थापित हरेक विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूची 
में यथा विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर 
( सील ) होगी । उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और 
संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं उस पर वाद चलाया जा 
सकेगा । 
विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगी । - विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से 
किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा । 
भूमि की आवश्यकता। - कोई भी विश्वविद्यालय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक प्रायोजक निकाय 
के कब्जे में 
(I) - निगम सीमा क्षेत्र के बाहर कम- से - कम 10 एकड़ भूमि न हो , अथवा 
(II) - निगम क्षेत्र के अन्दर कम से कम 5 एकड़ भूमि न हो । 


8 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अप्रील 2013 


10 


किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धीकरण की शक्ति का अभाव । - विश्वविद्यालय किसी 
महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का कार्य नहीं करेगा : 
परन्तु विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों , यथा - चिकित्सा विज्ञान , दंत विज्ञान , आभियांत्रिकी इत्यादि में 
अपना संकाय/विभाग/स्कूल की स्थापना करने में सक्षम होगा । 
सहायतार्थ निधि । - ( 1 ) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय हेतु कम से कम 1 ( एक ) करोड़ रूपये की 
राशि की एक सहायतार्थ निधि स्थापित करेगा । 
( 2 ) इस सहायतार्थ निधि का उपयोग सुरक्षा जमा के रूप में विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के 
प्रावधानों का अनुपालन करने एवं इस अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार कार्य करने को 
सुनिश्चित करने हेतु किया जायगा। सरकार के पास सहायतार्थ निधि को पूर्णतः या अंशतः जब्त करने 
की शक्ति होगी यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय इस अधिनियम , अथवा इसके अंतर्गत 
बनाये गये परिनियम , अध्यादेश या नियम का उल्लंघन करता है । 
( 3 ) इस सहायतार्थ निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचा के विकास के 
लिए होगा किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय के लिए नहीं होगा । 
( 4 ) इस सहायतार्थ निधि की राशि का निवेश एवं दीर्घकालीन निवेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत लम्बी 
अवधि की प्रतिभूति एवं गारंटी में तब तक किया जायेगा जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं 
होता है या सरकार के कोषागार में जमा सूद प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत जमा खाता में तब तक होगा 
या होता रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय का विघटन नहीं हो जाता है । 
( 5 ) लम्बी अवधि की प्रतिभूति में निवेश के मामले में प्रतिभूति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के सुरक्षित 
अभिरक्षा में रखा जायेगा और सरकार के कोषागार में व्यक्तिगत जमा खाते में सूद प्राप्त होने वाले 
जमा को इस शर्त के साथ जमा किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना उसकी 
निकासी नहीं की जायगी । 
सामान्य निधि ।- हर विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे सामान्य निधि कहा जायेगा , 
जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे : 
( क ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फी एवं अन्य शुल्क ; 
( ख ) प्रायोजक निकाय द्वारा दिया गया अंशदान ; 
( ग ) विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य - प्राप्ति के क्रम में परामर्श अथवा अन्य कार्य सम्पादन से प्राप्त 
आय ; 
( घ ) न्यास , विरासत , दान , सहायता राशि एवं अन्य अनुदान ; और 
( ड ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि । 
सामान्य निधि का उपयोग। - सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होगा ; यथा 
( क ) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियम , अध्यादेश , नियम के प्रयोजनार्थ 
विश्वविद्यालय द्वारा उपगत , ब्याज सहित कर्ज की वापसी के लिए : 
( ख ) विश्वविद्यालय के आस्तियों को अनुरक्षित रखना ; 
( ग ) विश्वविद्यालय के निधि को समृद्ध करने हेतु धारा - 11 एवं 12 के अधीन सृजित निधि के लेखा 
के व्यय भुगतान हेतु ; 
( घ ) किसी मुकदमे या कार्रवाई के व्यय भार हेतु , जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो ; 
( ड. ) विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों और शिक्षक सदस्य एवं अनुसंधान कर्मी के वेतन 
एवं अन्य भत्ता के भुगतान हेतु और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों और शिक्षक सदस्य एवं अनुसंधान 
कर्मी के भविष्य निधि के अंशदान, ग्रेच्यूटी , और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु ; 
( च ) शासी निकाय , प्रबंधन समिति एवं विद्वत परिषद् या अन्य प्राधिकार , जो विश्वविद्यालय के 
परिनियम के द्वारा घोषित हो या किसी प्राधिकार द्वारा प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष या कुलपति द्वारा 
नियुक्त समिति के सदस्य हो , जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियम , अध्यादेश , 
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नियम के अनुपालन हेतु, जैसा विषय हो , के यात्रा - भत्ता एवं अन्य भत्ता के भुगतान हेतु ; 
( छ ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों या अनुसंधान सहायक या प्रशिक्षु या अन्य किसी 
विद्यार्थी, जो इस अधिनियम के परिनियम , अध्यादेश , नियम के अन्तर्गत इस तरह के पुरस्कार के पात्र 
हों , की शोधवृत्ति, फीस माफी , विद्वतवृत्ति , छात्रवृत्ति , सहयोगवृत्ति अथवा अन्य पुरस्कार के भुगतान 
हेतु ; 
( ज ) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियम , अध्यादेश , नियम 
उपनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपगत व्यय के भुगतान हेतु ; 
( झ ) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना पर किये गये व्यय एवं निवेश की जी के 
मूल्य के भुगतान हेतु, जो बैंक द्वारा प्रचलित सूद के दर से अनधिक हो ; 
( ) इस अधिनियम के प्रावधान एवं उसके अधीन बनाये गये नियम , परिनियम , अध्यादेश के अधीन 
परामर्श कार्य पर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत व्यय भार के भुगतान हेतु ; 
( ट ) सेवा फीस सहित किसी अन्य व्यय , जो कि वैसे संगठनों को देय हो , जो विश्वविद्यालय के 
प्रायोजक निकाय की ओर से प्रबंधन निकाय के द्वारा अनुमोदित किसी विशिष्ट सेवा, जिसमें प्रबंधन 
सेवा भी शामिल है, के भुगतान हेतुः 

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा किसी वर्ष के कुल आवर्ती या अनावर्ती व्यय की सीमा , जो प्रबंध पर्षद 
द्वारा निर्धारित हो , से अधिक कोई भी व्यय बिना प्रबंधन पर्षद के पूर्वानुमति के नहीं होगा । 

परंतु ऊपर के सामान्य निधि का उपयोग उपखण्ड - ( क ) में वर्णित उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय 
शासी निकाय की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा । 
विश्वविद्यालय के अधिकारी । - विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : 
( 1 ) कुलाध्यक्ष ; 
( 2 ) कुलाधिपतिः 
( 3 ) कुलपतिः 
( 4 ) कुलसचिव; 
( 5 ) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी ; 
( 6 ) परिनियम द्वारा यथा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी । 
कुलाध्यक्ष ।- ( 1 ) एक ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् या लम्बी अवधि का प्रशासनिक अनुभव या सामाजिक 
कार्य में अभिज्ञप्त व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक निकाय 
करेगी । 
( 2 ) कुलाध्यक्ष , जब उपस्थित हों तो डिग्री , डिप्लोमा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
समारोह की अध्यक्षता करेंगे । कुलाध्यक्ष के निम्नलिखित की शक्तियाँ होंगी : 
( क ) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों से संबंधित किसी भी कागजात या सूचना को मांगने ; 
( ख ) प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि कोई भी आदेश 
कार्यवाही या निर्णय विश्वविद्यालय के प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान या उसके अधीन 
बनाये गये परिनियम , अध्यादेश , नियम के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसा निदेश जारी कर सकेगा जिसे 
विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और उसके निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया 
जायेगा । 
कुलाधिपति। - ( 1 ) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाध्यक्ष की सहमति से तीन वर्ष 
के लिए परनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया अपनाकर और निबंधन एवं शर्तो पर होगी । 
( 2 ) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा । 
(3 ) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और , कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में , 
विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री , डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की 
अध्यक्षता करेगा। 
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( 4 ) कुलाधिपति को निम्नलिखित की शक्तियाँ होगी , यथा 
( क ) किसी भी सूचना या दस्तावेज को मांगने ; 
( ख ) कुलपति की नियुक्ति ; 
( ग ) धारा - 17 की उप - धारा ( 7 ) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को हटाने ; 
( घ ) ऐसी अन्य शक्ति जो परिनियम द्वारा निर्धारित हो । 
कुलपति ।- ( 1 ) कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्ति की 
सूची में से उप- धारा( 7 ) के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष के लिए की जायेगी : 

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के समापन के उपरान्त कोई व्यक्ति तीन वर्ष की अगली अवधि के 
लिए पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगाः 

परन्तु कुलपति अपने कार्य अवधि के समापन के बाद भी नये कुलपति के योगदान तक 
पदधारित करेगा लेकिन यह अवधि किसी भी परिस्थिति में पुनर्नियुक्ति से एक वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । 
( 2 ) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक पदाधिकारी होगा और उसे 
विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों और सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार होगा तथा वह 
विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकार के निर्णयों को कार्यान्वित करेगा । 
( 3 ) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की 
अध्यक्षता करेगा । 
( 4 ) यदि कुलपति की राय में यह आवश्यक हो कि किसी ऐसे मामले, जिसके लिए इस अधिनियम 
के द्वारा किसी अन्य प्राधिकार को शक्ति प्रदत्त है , में तत्काल कारवाई करने की आवश्यकता है तो 
वह ऐसी कारवाई कर सकेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और उसके उपरान्त यथा - संभव सर्वप्रथम अवसर 
पर उस प्राधिकार या पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन भेजेगा जो सामान्यतः उस कार्य को निष्पादित 
करताः 

परन्तु यदि संबद्ध अधिकारी या प्राधिकार के विचार से कुलपति द्वारा ऐसी कारवाई नहीं की 
जानी चाहिए थी वैसी स्थिति में वह कुलाधिपति को ऐसा मामला निर्दिष्ट करेगा जिस पर कुलाधिपति 
का निर्णय अंतिम होगाः । 

परन्तु कुलपति के ऐसे किसी निर्णय से विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति प्रभावित होता है 
तो वह उक्त कारवाई की सूचना के तीन माह के अंदर प्रबंधन परिषद को अपील कर सकेगा और 
प्रबंधन परिषद कुलपति के उस निर्णय को संपुष्ट , संशोधित या रद्द कर सकेगा। 
( 5 ) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के प्राधिकार के द्वारा कोई निर्णय इस अधिनियम , 
परिनियम , अध्यादेश , विनियम या नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के बाहर हो या विश्वविद्यालय के हितों के 
विपरीत हो तो वह संबद्ध प्राधिकार को निर्णय के 15 दिनों के अंदर निर्णय को सुधारने का आग्रह कर 
सकेगा और यदि वैसे मामले में प्राधिकार अपने निर्णय को सधार करने से इन्कार करता है या 15 
दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं लेता है तो कुलाधिपति को वह मामला निर्देशित करेगा और उस पर 
कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा। 
( 6 ) कुलपति वैसे अधिकार और दायित्वों का पालन करेगा जो परिनियम और अध्यादेश द्वारा विहित 
किये जायें ; 
( 7 ) यदि किसी अभ्यावेदन अथवा अन्य कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हो कि कुलपति का बरकरार 
रहना विश्वविद्यालय हित में नहीं है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच , जो आवश्यक समझे , के उपरान्त 
कुलपति को लिखित सकारण आदेश द्वारा उक्त आदेश में वर्णित तिथि से पदत्याग करने का आग्रह 
करेगाः 

परन्तु इस उप - धारा के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया 
जायेगा । 
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कुलसचिव ।- ( 1 ) कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम द्वारा यथा 
विहित रीति से की जायेगी । 
( 2 ) विश्वविद्यालय की तरफ से सभी संविदा , सभी दस्तावेज और अभिलेख कुलसचिव द्वारा 
अभिप्रमाणित होगा। 
( 3 ) कुलसचिव शासी निकाय , प्रबंधन परिषद एवं विद्वत परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे 
वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 
( 4 ) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्व का निर्वहन करेगा जो परिनियम के द्वारा विहित 
किये गये हों । 
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी । - ( 1 ) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा 
परिनियम द्वारा यथा विहित रीति से की जायेगी । 
( 2 ) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी वैसे अधिकार एवं दायित्व का पालन करेगा जो परिनियम द्वारा 
विहित किये जायें । 
अन्य पदाधिकारी ।- ( 1 ) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो उसके 
कार्य के सम्पादन के लिए आवश्यक हो तथा जो उसरूप में विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा घोषित हों । 
( 2 ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी शक्ति और अन्य कार्य 
वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गये हों । 
विश्वविद्यालय के प्राधिकार।- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे; यथा 
( 1 ) शासी निकाय ; 
( 2 ) प्रबंधन समिति ; 
( 3 ) विद्वत परिषद ; 
( 4 ) ऐसे अन्य प्राधिकार, जो विश्वविद्यालय के परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रूप 
में घोषित हों । 
शासी निकाय । - ( 1 ) विश्वविद्यालय के शासी निकाय निम्नलिखित को मिलाकर होगा; यथाः 
( क ) कुलाधिपति ; 
( ख ) कुलपति ; 
( ग ) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट पाँच व्यक्ति जिसमें दो प्रख्यात शिक्षाविद हों ; 
( घ ) कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नाम निर्दिष्ट एक प्रबंधन या संचार तकनीक का 
विशेषज्ञ ; 
( ड. ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक वित्त विशेषज्ञ ; 
( 2 ) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार होगा। विश्वविद्यालय की सभी चल एवं 
अचल संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी। इसे निम्नलिखित की शक्तियाँ होगी , यथा ; 
( क ) इस अधिनियम , परिनियम , अध्यादेश , विनियम या नियम के अधीन उन सभी शक्तियों का प्रयोग 
करने और विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु सामान्य अधीक्षण एवं निर्देश देने ; 
( ख ) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार के निर्णय , अगर वह इस अधिनियम या परिनियम , अध्यादेश , 
विनियम या नियम के अनुरूप नहीं है , का पुनर्विलोकन करने ; 
( ग) विश्वविद्यालय के बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करने ; 
( घ ) विश्वविद्यालय के अनुपालन हेतु व्यापक नीति निर्धारित करने ; 
( ड. ) विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय को विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक विघटन की अनुशंसा करने 
यदि सभी प्रयासों के बाद भी ऐसी परिस्थिति हो जब विश्वविद्यालय का क्रियाकलाप सही रूप से 
संचालित करना संभव नहीं रह गया हो ; 
( च ) अन्य शक्तियाँ जो परिनियमों के द्वारा जो विहित की जाय ; 
( 3 ) शासी निकाय कैलेंडर वर्ष में कम - से - कम तीन बार बैठक करेगी । 
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( 4 ) शासी निकाय के बैठक हेतु गणपूर्ति चार से होगी। 
प्रबंधन पर्षद । - ( 1 ) प्रबंधन पर्षद का गठन निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर होगा ; 
( क ) कुलपतिः 
( ख ) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ; 
( ग ) प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट वैसे तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है । 
( घ ) शिक्षकों के बीच से प्रायोजक निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति ; 
( 1 ) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक 
( 2 ) कुलपति प्रबंधन पर्षद का अध्यक्ष होगा। 
( 3 ) प्रबंधन पर्षद की शक्ति और कार्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गये हों । 
( 4 ) प्रबंधन पर्षद दो महिने में एक बार बैठक करेगी । 
( 5 ) प्रबंधन पर्षद की गणपूर्ति पाँच से होगी । 
विद्वत परिषद् ।- ( 1 ) विद्वत परिषद् में कुलपति एवं ऐसे अन्य सदस्य होगें जो परिनियम द्वारा विहित 
किये गये हो ; 
( 2 ) कुलपति विद्वत परिषद् का अध्यक्ष होगा । 
( 3 ) विद्वत परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम , नियम , 
परिनियम या अध्यादेश के अधीन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीति का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण 
करेगा । 
( 4 ) विद्वत परिषद् की बैठक हेतु गणपूर्ति वही होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय । 
अन्य प्राधिकार।- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार की संचरना, गठन , शक्ति एवं कार्य वही होंगे जो 
परिनियम के द्वारा विहित किये जायें । 
प्राधिकार या अन्य निकाय की सदस्यता हेतु अयोग्यता ।- विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय के 
सदस्य होने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा यदि ( क ) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और 
सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय की घोषणा की गयी हों ; 
( ख ) वह अनुनमोचित दिवालिया हो ; 
( ग ) वह नैतिक अधमता के सदर्भ में अपराध के लिए दोष सिद्ध हो ; 
( घ ) वह निजी कोचिंग क्लासेज संचालित करता हो या उसमें संलिप्त हो , या 
( ड. ) वह किसी परीक्षा में कदाचार के प्रोत्साहन में शामिल होने के लिए किसी रूप में या कहीं भी 
दंडित किया गया हो । 
रिक्तता के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकार के कारवाई। - विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या 
निकाय के कोई भी कार्य या कारवाई केवल उनके गठन में त्रुटि या रिक्तता के कारण अविधिमान्य 
नहीं होगी । 
आकस्मिक रिक्ति का भरना ।- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय के सदस्य की रिक्ति 
मृत्यु , पदत्याग या हटाने या उनके सामर्थ्य में परिवर्तन , जिसमें वह नियुक्त या नाम निर्दिष्ट हुआ था , 
यथासंभव शीघ्रता से वैसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जायेगा जिसने उक्त सदस्य को नियुक्त या नाम 
निर्दिषट किया था । 

परन्तु विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय में आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त या नाम 
निर्दिष्ट सदस्य , जिस सदस्य के बदले में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट हुआ है , उसकी अवशेष अवधि के 
लिए होगा । 
समिति ।- विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन ऐसी शर्तों के अधीन कर 
सकेंगे जो किसी विशिष्ट कार्य के अनुपालन हेतु आवश्यक हो । ऐसी समितियों का गठन और उनके 
कर्त्तव्य वही होगें जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें । 
प्रथम परिनियम ।- ( 1 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम के प्रावधानों के अध्यधीन 
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विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए प्रावधान कर 
सकेगा: 
( क ) समय- समय पर गठित होने वाले विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अन्य निकाय के गठन , उनकी 
शक्ति एवं कार्य; 
( ख ) कुलपति की नियुक्ति की शर्त एवं उनके शक्ति और कार्य ; 
( ग ) कुलसचिव एवं मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति , शर्ते और उनके शक्ति 
एवं कार्य ; 
( घ ) अन्य अधिकारी एवं शिक्षक की नियुक्ति की रीति , शर्ते और उनकी शक्ति एवं कार्य ; 
( ड. ) विश्वविद्यालय के कर्मियों की सेवा - शर्ते; 
( च ) पदाधिकारी , शिक्षक , कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के बीच विवाद में मध्यस्थता की प्रक्रिया ; 
( छ ) मानद उपाधि प्रदान करना ; 
( ज ) नामांकन हेतु नीति का प्रावधान करना जिसमें स्थान के आरक्षण को विनियमित करना सन्निहित 
हो ; 
( झ ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान की संख्या के संबंध में प्रावधान ; 
( 2 ) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जायगा और राज्य सरकार की 
सहमति के लिए समर्पित किया जायगा। 
( 3 ) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित प्रथम परिनियम पर विचार करेगी और प्राप्ति के दो 
माह के भीतर वैसे उपांतरणों के साथ , जो आवश्यक प्रतीत हों , अनुमोदित करेगी । 
( 4 ) उप - धारा ( 3 ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम परिनियम के अनुमोदन के बाद 
विश्वविद्यालय अपनी सहमति सम्प्रेषित करेगा और यदि राज्य सरकार के द्वारा किये गये उपांतरणों में 
से सभी या किसी उपांतरण को क्रियान्वित करने की अनिच्छा व्यक्त करे तो वह उसका कारण देगा 
और राज्य सरकार , के विचारण के उपरान्त विश्वविद्यालय के सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार कर 
सकेगी । 
(5 ) राज्य सरकार अंतिम रूप से अनुमोदित प्रथम परिनियम को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और 
उसके उपरान्त प्रथम परिनियम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 
उत्तरवर्ती परिनियम । - ( 1 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम के प्रावधानों के 
अध्यधीन विश्वविद्यालय का उत्तरवर्ती परिनियम निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय के लिए 
प्रावधान कर सकेगा। 
( क ) विश्वविद्यालय के प्राधिकार का सृजन ; 
( ख ) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ; 
( ग ) विश्वविद्यालय के प्राधिकार में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व ; 
( घ ) नये विभाग का सृजन और विद्यमान विभाग का उन्मूलन और पुनर्गठन ; 
( ड. ) पदक एवं पुरस्कार को संस्थित करना ; 
( च ) पदसृजन एवं पद समाप्ति की प्रक्रिया ; 
( छ ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान एवं संख्या का परिवर्तन ; 
( ज ) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम के अधीन परिनियम द्वारा विहित किये जाय ; 
( 2 ) प्रथम परिनियम के अलावा विश्वविद्यालय का परिनियम , प्रबंधन पर्षद , शासी निकाय की सहमति 
से बनायेगा। 
( 3 ) उप - धारा (2 ) के अधीन बनाये गये परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजे जायेंगे । राज्य 
सरकार उसे अनुमोदित करेगी या आवश्यक समझेगी तो उसमें परिवर्तन हेतु सुझाव, परिनियम प्राप्ति के 
दो माह के भीतर देगी । 
( 4 ) शासी निकाय, राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये उपांतरण पर विचार करेगा और राज्य सरकार को 
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उसमें परिवर्तन की सहमति के साथ या राज्य सरकार के सुझाव पर अपने टिप्पणी के साथ वापस 
करेगी । 
( 5 ) राज्य सरकार शासी निकाय की टिप्पणी पर विचार करेगी और परिनियम को उपांतरणों के साथ 
या उसके बिना अनुमोदित करेगी उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परिनियम 
राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और प्रकाशन के साथ ही परिनियम प्रवृत्त होगा । 
प्रथम अध्यादेश । - ( 1 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियम या परिनियम के प्रावधानों 
के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय के लिए 
प्रावधान कर सकेगा: 
( क ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन एवं प्रविष्टि ; 
( ख ) विश्वविद्यालय की डिग्री , डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए पाठ्यक्रम अधिकथित करना ; 
( ग ) डिग्री , डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु न्यूनतम 
शैक्षणिक योग्यता और उसे प्रदान करने और ग्रहण करने का माध्यम ; 
( घ ) अध्ययनवृत्ति , छात्रवृत्ति और वृत्तिका पदक एवं पुरस्कार के प्रदान करने हेतु शर्ते; 
( ड. ) परीक्षा का संचालन जिसमें कार्यालय का कार्यकाल और परीक्षक , अनुसीमय ( माडरेटर ) परीक्षा 
निकाय की नियुक्ति की रीति और उनके कर्त्तव्य निहित होंगे ; 
( च ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासन की शर्ते; 
( छ ) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई का प्रावधान ; 
( ज ) किसी अन्य निकाय के सृजन , संरचना और कार्य , जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के 
उन्नयन के लिए आवश्यक प्रतीत हों ; 
( झ ) अन्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ सहकार एवं सहयोग की रीति ; 
( ) अन्य सभी विषय , जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियम द्वारा अध्यादेश के 
अधीन प्रावधान करने की आवश्यकता हो ; 
( 2 ) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश , कुलपति द्वारा , प्रबंधन - पर्षद की सहमति से, राज्य सरकार को 
अनुमोदन हेतु समर्पित की जायगी । 
( 3 ) राज्य सरकार उप - धारा ( 2 ) के अधीन कुलपति द्वारा समर्पित प्रथम अध्यादेश पर विचार करेगी 

और उसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर उसे अनुमोदित करेगी या उसमें उपांतरण हेतु सुझाव देगी । 
( 4 ) कुलपति राज्य सरकार द्वारा दिये गये परामर्श को अध्यादेश में सम्मिलित करेगा या राज्य सरकार 
द्वारा दिये गये परामर्श को अध्यादेश में सम्मिलित नहीं करने का कारण देगा और प्रथम अध्यादेश को 
उन कारणों के साथ राज्य सरकार को वापस करेगा और राज्य सरकार कुलपति की टिप्पणी पर विचार 
करेगी और विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को उपांतरण के साथ या बिना अनुमोदित करेगी उसके 
उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया 
जायेगा और प्रकाशन के उपरान्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा। 
उत्तरवर्ती अध्यादेश ।- ( 1 ) प्रथम अध्यादेश से भिन्न सभी अध्यादेश विद्वत् परिषद् द्वारा जारी किए 
जायेंगे जो प्रबंधन पर्षद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के 
लिए प्रस्तुत किए जायेंगे । 
( 2 ) उप - धारा ( 1 ) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों पर राज्य सरकार उनकी प्राप्ति की 
तिथि से दो महीने के भीतर विचार करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी अथवा उनमें उपांतरणों के लिए 
सुझाव देगी । 
( 3 ) विद्वत् परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझाव को सम्मिलित कर अध्यादेशों में परिवर्तन करेगी 
अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित नहीं करने का कारण देगी और ऐसे कारण , 
यदि कोई हों , के साथ अध्यादेश राज्य सरकार को वापस कर देगी तथा उसकी प्राप्ति पर राज्य सरकार 
विद्वत् परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा उपांतरण सहित अथवा रहित अध्यादेशों को 
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अनुमोदित करेगी और तब राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में 
प्रकाशित किया जायगा और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रवृत्त होंगे । 
विनियम ।- विश्वविद्यालय के प्राधिकार प्रबंधन समिति की पूर्वानुमति से इस अधिनियम और नियम या 
उसके अधीन बनाये गये परिनियम और अध्यादेश के अनुरूप अपने कार्य और उनके द्वारा नियुक्त 
समितियों के कारबार के संचालन हेतु विनियम बना सकेगा। 
नामांकन । - ( 1 ) विश्वविद्यालय में नामांकन सर्वथा मेधा के आधार पर होगाः 
परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कोटा को भरने 
के प्रयोजनार्थ योग्यता के निर्धारण के लिए विचार का क्षेत्र केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से 
सम्बद्ध विद्यार्थियों तक ही सीमित होगा । 
( 2 ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा ग्रेड और 
पाठ्यक्रमेतर एवं पाठ्येतर गतिविधियों की उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी अथवा 
राज्य स्तर पर या तो विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा जो उसी प्रकार के पाठ्यक्रम चलाते हैं अथवा 
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों अथवा ग्रेड के आधार परः 

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा द्वारा ही लिया जाएगा । 
( 3 ) अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विद्यार्थियों एवं 
महिलाओं और विकलांग विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थान राज्य सरकार की नीति 
के अनुसार आरक्षित होगा । 
शुल्क संरचना।- ( 1 ) विश्वविद्यालय समय - समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और धारा - 29 
अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के अनुमोदन के लिए 
उसे भेजेगा। 
( 2 ) फीस संरचना में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख होगा कि 25 प्रतिशत विद्यार्थी जो कि 
बिहार राज्य का अधिवासी हों और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा 
वर्ग, महिला एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का सदस्य हो उनके लिए योग्यता - सह - साधन के 
आधार पर निम्न प्रावधान होगा 
( i ) 25 प्रतिशत का एक पांचवां हिस्सा को फीस में शत प्रतिशत की छूट रहे 
( ii ) 25 प्रतिशत का दो पांचवां हिस्सा को फीस में 50 प्रतिशत की छूट रहे 
(iii ) 25 प्रतिशत का दो पांचवां हिस्सा को फीस में 25 प्रतिशत की छूट रहे 
( 3 ) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार शुल्क संरचना पर विचार करेगी और अगर वह संतुष्ट हो कि 
प्रस्तावित फीसः 
( क ) पर्याप्त है : 
( i ) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु; और 
( ii ) विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास के लिए अपेक्षित बचत हेतु ; 
( ख ) उससे अयुक्तियुक्त और अत्यधिक नहीं है । 
तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी। 
( 4 ) उप - धारा ( 3 ) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी और 
विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार शुल्क प्रभारित करने का हकदार होगा । 
( 5 ) विश्वविद्यालय उप - धारा ( 4 ) के अधीन हकदार फीस से भिन्न कोई अन्य शुल्क , चाहे यह 
किसी भी नाम से पुकारा जाता हो , प्रभारित करने का अधिकारी नहीं होगा । 
( 6 ) समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के फीस संरचना पर निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया 
जायेगा कि यह व्यवस्था मुनाफाखोरी के लिए न हो जाय । समिति किसी भी स्थिति में कैपिटेशन फीस 
निर्धारित नहीं करेगी । 
( 7 ) विश्वविद्यालय फीस संरचना को राज्य सरकार को संसूचित करेगा । राज्य सरकार इसके लिए 
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सक्षम होगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि निर्धारित फीस मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस को 
बढ़ावा नहीं दे । 
परीक्षा।- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में और किसी भी दशा में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 30 
अगस्त के अपश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए , यथास्थिति , 
सेमेस्टर - वार अथवा वार्षिक परीक्षाओं की समय - सारणी को तैयार कर उसे प्रकाशित करेगा और सख्ती 
से समय - सारणी का पालन करेगा । 
स्पष्टीकरण - “ परीक्षा की समय - सारणी " से अभिप्रेत है ऐसी सारणी जिसमें प्रत्येक पत्र , जो परीक्षा 
प्रणाली का भाग है , के प्रारंभ होने का समय , दिन और तिथि दिया हआ हो और इसमें प्रायोगिक 
परीक्षाओं का ब्यौरा सम्मिलित हों : 

__ परन्तु यदि किसी भी कारण से विश्वविद्यालय समय - सारणी को लागू करने में असमर्थ रहता है 
तो वह यथासाध्य शीघ्रता से राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रकाशित 
समय - सारणी से अलग होने के कारणों के ब्यौरे समाविष्ट होंगे । तत्पश्चात् सरकार ऐसा निदेश दे 
सकेगी जो भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए वह उचित समझे। 
परीक्षाफल की घोषणा ।- ( 1 ) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा का परीक्षाफल उस 
विशेष पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर घोषित करने का प्रयास करेगा 
और किसी भी दशा में परीक्षाफल उस तिथि से 45 दिनों के भीतर अंतिम रूप से घोषित कर देगाः 

परन्तु यदि किसी भी कारण से विश्वविद्यालय किसी परीक्षा का परीक्षाफल 45 दिनों की उपर्युक्त 
अवधि के भीतर अंतिम रूप से घोषित करने में असमर्थ रहता है तो वह राज्य सरकार को विस्तृत 
कारण बताते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार ऐसा निदेश दे सकेगी जो भविष्य 
में बेहतर अनुपालन के लिए वह उचित समझे । 
( 2 ) कोई परीक्षा अथवा परीक्षा का कोई परीक्षाफल उन कारणों से अविधि मान्य नहीं ठहराया जा 
सकता कि विश्वविद्यालय ने धारा - 37 अथवा धारा - 38 में यथा अनुबद्ध समय - सारणी का पालन नहीं 
किया है । 
दीक्षांत समारोह। - विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया से डिग्री , 
डिप्लोमा और अन्य प्रयोजन हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आयोजित किया जायेगा । 
विश्वविद्यालय का प्रमाणन । - स्थापना के तीन वर्षों के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं 
प्रमाणन परिषद ( NAAC ) , बैंगलुरू से प्रमाणन प्राप्त कर प्रमाणन कोटि की सूचना सरकार और 
विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध नियामक निकायों को देगा । प्रत्येक तीन वर्ष 
के अन्तराल पर विश्वविद्यालय को ऐसे प्रमाणन का नवीकरण कराना होगा । 
नियामक निकायों के नियमों , विनियमों एवं मानकों आदि का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन । - इस 
अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के लिए नियामक निकायों के नियमों , 
विनियमों एवं मानकों का पालन करना बाध्यकारी होगा एवं उसे नियामक निकायों को कर्त्तव्यों और 
कार्य कलापों के परिचालन हेतु अपेक्षित सुविधाएँ एवं सहायता देनी होंगी । 
वार्षिक प्रतिवेदन । - ( 1 ) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबंधक मण्डल द्वारा तैयार किया जाएगा 
जिसमें अन्य बातों के अलावा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख होगा 

और शासी निकाय की स्वीकृति प्राप्त कर इसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत करनी होगी । 
( 2 ) उप - धारा ( 1 ) के अधीन तैयार वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ कुलाध्यक्ष एवं सरकार को 

। एवं सरकार को प्रस्तुत 
की जाएंगी । 
वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण ।- ( 1 ) विश्वविद्यालय का तुलन - पत्र सहित वार्षिक लेखा प्रबंधक मंडल 
के निदेशों के अधीन तैयार किया जाएगा और इस वार्षिक लेखा को इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा 
नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा वर्ष में कम - से - कम एक बार अंकेक्षित किया जाएगा । 
( 2 ) वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित प्रबंधक मण्डल को प्रस्तुत की जाएगी । 
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( 3 ) प्रबंधक मंडल की टिप्पणी सहित वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति प्रायोजक 
निकाय को प्रस्तुत की जाएगी । 
( 4 ) उप - धारा ( 1 ) के अधीन तैयार वार्षिक लेखा एवं तुलन - पत्र की प्रतियाँ कुलाध्यक्ष एवं राज्य 
सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी । विश्वविद्यालय के लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन से उत्पन्न सरकार या 
कुलाध्यक्ष के परामर्श, यदि कुछ हों , शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । शासी निकाय 
समुचित निदेश जारी करेगा और उसके अनुपालन की सूचना कुलाध्यक्ष या सरकार को स्थिति के 
अनुसार दी जाएगी । 
विश्वविद्यालय निरीक्षण के राज्य सरकार की शक्तियाँ ।- ( 1 ) विश्वविद्यालय में शिक्षण , परीक्षण और 
शोध संबंधी मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से या विश्वविद्यालय से संबंधित किन्हीं अन्य विषयों 
में , कुलपति से परामर्श के पश्चात् , सरकार यथा विहित रीति से , यथोचित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा 
मूल्यांकन करा सकती है । 
( 2 ) ऐसे मूल्यांकन के फलस्वरूप अपनी अनुशंसाएँ सरकार विश्वविद्यालय को सुधार कार्य हेतु 
संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय करेगा और अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु प्रयास 
करेगा। 
( 3 ) यदि विश्वविद्यालय उप - धारा ( 2 ) के अधीन की गई अनुशंसाओं का अनुपालन समुचित अवधि 
में करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार ऐसी अनुशंसाओं के यथोचित अनुपालन के लिए निदेश 
दे सकेगी । 
प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।- ( 1 ) विहित रूप से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों , 
छात्रों और सरकार को एक वर्ष पूर्व सूचना देकर प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय को विघटित कर 
सकेगा : 

परंतु विश्वविद्यालय का विघटन सिर्फ तभी प्रभावी होगा जब नियमित पाठ्यक्रम का अंतिम छात्र 
समूह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेगा और उन्हें यथोचित, उपाधि , डिप्लोमा, पुरस्कार आदि प्रदान कर 
दिए जाएंगे। 
( 2 ) विश्वविद्यालय विघटित होने पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ एवं दायित्व प्रायोजक निकाय 
की होंगी । 
कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ । - ( 1 ) यदि सरकार को प्रतीत हो कि 
विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियम , परिनियम या अध्यादेशों के प्रतिकूल 
कार्य किया है या धारा - 5 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता का उल्लंघन किया है या 
विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो यह विश्वविद्यालय को 
पैंतालीस दिन के भीतर कारण बताओ की सूचना जारी करेगी कि क्यों नहीं इसके परिसमापन का 
आदेश दिया जाए । 
( 2 ) यदि उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी सूचना पर विश्वविद्यालय का प्रत्युत्तर पाने पर सरकार प्रथम 
द्रष्टया संतुष्ट हो जाती है कि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों या परिनियमों के प्रतिकूल 
कार्य हुआ है या इस अधिनियम के अधीन दिए गए निदेशों का उल्लंघन हुआ है या धारा - 5 की 
उप - धारा ( 1 ) के अध्यधीन वचनबद्धता को पूरा नहीं किया गया है या वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन 
की स्थिति है तो यह , जैसा आवश्यक समझेगी जाँच का आदेश देगी । 
(3 ) राज्य सरकार , उप - धारा ( 2 ) के अन्तर्गत किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच पदाधिकारी या 
पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो किन्हीं आरोपों की जाँच करेगा एवं जाँच प्रतिवेदन देगा । 
( 4 ) उप - धारा ( 3 ) के अधीन नियुक्त जाँच पदाधिकारी / पदाधिकारीगण को वही अधिकार होंगे जो 
व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों में व्यवहार न्यायालय के होते हैं , यथा; 
( क ) किसी व्यक्ति को सम्मन करने , उपस्थित कराने और शपथ पर परीक्षण पूछताछ करने ; 
( ख ) सबूत के रूप में प्रतिपाद्य अभिलेखों या अन्य सामग्रियाँ की खोज और उसकी प्रस्तुति की 
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अपेक्षा करने ; 
( ग ) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की माँग और 
( घ ) कोई अन्य विषय जो विहित किये जायें । 
( 5 ) इस अधिनियम के अधीन जाँच कर रहे जाँच पदाधिकारी / पदाधिकारीगण अपराध प्रक्रिया संहिता 
1973 की धारा -195 और भाग - 26 के निमित्त एक व्यवहार न्यायालय माने जाएंगे । 
( 6 ) उप - धारा ( 3 ) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी या पदाधिकारियों का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 
यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों, परिनियमों 
या अध्यादेशों के प्रावधानों के प्रतिकूल विश्वविद्यालय ने कार्य किया है या इस अधिनियम के अधीन 
निदेशों का उल्लंघन हुआ है या धारा -5 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन वचनबद्धता का अनुपालन नहीं 
हुआ है या और विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन या कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और 
इनसे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर पर संकट उत्पन्न हो गया है , तो यह विश्वविद्यालय के परिसमापन 
का आदेश देगी और इस हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी । 
( 7 ) उप - धारा ( 6 ) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अध्यधीन प्रबंधन निकाय और 
शासी निकाय के सारे अधिकार और कर्त्तव्य होंगे। वह तब तक विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन 
करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम का अंतिम छात्र समूह अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और 
उन्हें उपाधि , डिप्लोमा और सम्मान आदि , यथास्थिति , प्रदान नहीं कर दिया जाता । 
( 8 ) नियमित पाठ्यक्रम के अंतिम छात्र समूह को यथास्थिति , उपाधि , डिप्लोमा या सम्मान प्रदान किए 
जाने के उपरान्त , प्रशासक इस आशय का प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे । 
( 9 ) उप - धारा ( 8 ) के अधीन , प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त, राज्य सरकार राजपत्र में , अधिसूचना 
द्वारा , विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और उक्त अधिसूचना की तिथि से 
विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजक 
निकाय में निहित हो जाएँगी । 
नियम बनाने की शक्तियाँ ।- ( 1 ) राज्य सरकार कार्यालयीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस 
अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी। 
( 2 ) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी 
विषय के लिए ऐसे नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, यथा 
( क ) विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव की पद्धति और धारा -4 की उप - धारा( 1 ) के अधीन देय 
फीस; 
( ख ) धारा - 4 की उप - धारा ( 2 ) के अधीन परियोजना प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होने वाले अन्य ब्यौरे ; 
( ग ) धारा - 46 की उप - धारा ( 4 ) के खंड ( घ ) के अधीन विहित किए जानेवाले विषय ; 
( घ ) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हों और जो विहित किये जायें । 
( 3 ) इस अधिनियम के अध्यधीन निर्मित सभी नियम , निर्मित होने के बाद, सभान्तर्गत राज्य विधान 
मंडल के समक्ष , जो चौदह दिनों से कम का न हो , इसमें एक सत्र या दो उत्तरवर्ती सत्र हों या इसके 
तत्काल बाद वाले सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे और विधान मंडल किसी नियम में यदि संशोधन करता 
है या संकल्प करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए , तो ऐसे नियम , तत्पश्चात् संशोधित 
रूप में यथारूपेण प्रभावी या निष्प्रभावी रहेंगे। फिर भी ऐसे संशोधन या निष्प्रभावीकरण , इसके 
अध्यधीन पूर्व में किए गए कार्य की वैधता के पूर्वग्रह से अप्रभावी रहेंगे । 
कठिनाईयाँ दूर करने के अधिकार । - ( 1 ) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई 
कठिनाई उत्पन्न होती है , राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो 
अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो तथा जो कठिनाई दूर करने के निमित्त आवश्यक एवं 
समीचीन हो । 
( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश , किये जाने के तत्काल बाद , राज्य विधान मंडल 
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बिहार गजट ( असाधारण), 8 अप्रील 2013 
के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । 
विवादों का निपटारा राज्य के न्यायालयों मे होना।- इस अधिनियम के प्रावधानों के फलस्वरूप उत्पन्न 
सभी विवादों का निपटारा , बिहार राज्य में स्थित विधि न्यायालय द्वारा होगा । 
अधिनियम का अधिभावी प्रभाव ।- इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियम, परिनियम एवं 
अध्यादेश विश्वविद्यालय संबंधी राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गयी तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में 
अंतर्विष्ट किसी बात के विरूद्ध होते हुए भी प्रभावी होंगे । 
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उद्देश्य एवं हेतु 
सम्प्रति बिहार राज्यान्तर्गत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना / संचालन के लिए कोई अधिनियम प्रवृत नही है 
जिसके कारण राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हो रहा है । 

वर्तमान बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक , 2013 में राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन 
हेतु प्रावधान किया गया है । इस विधेयक में निजी विश्वविद्यालयों के गठन , उनके संचालन हेतु शर्तों का निर्धारण की 
प्रक्रिया, उनमें नियुक्त होने वाले प्राधिकारों का गठन आदि का प्रावधान है । राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना 
कराया जाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है । 


( पी0के0 शाही) 


भार - साधक सदस्य 


पटना , 


प्रभारी सचिव , 


दिनांक 02 अप्रील , 2013 


बिहार विधान - सभा । 
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